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विषयः मंत्रालय में जन-शक्ति का मूल्यांकन
*308. डा॰ विनय पी॰ सहस्त्रबुद्धेः
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या मंत्रालय ने पूर्णरूपेण-अपने सभी विभागों और इसके अंतर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के संगठनों के साथ मिलकर अपने कार्यकरण और प्रशासन के लिए जन-शक्ति की आवश्यकता का कोई मूल्यांकन किया है, यदि हां, तो कब एवं तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ख) क्या मंत्रालय एवं इसके संबद्ध संगठनों के अधीन विभिन्न पदों के लिए नए कार्मिकों की भर्ती किए जाने से पूर्व प्रयोग के तौर पर, ऐसे विद्यमान मानव संसाधन को, जिनका पूर्णतः उपयोग नहीं हो सका है, पुनः कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने और उनकी पुनः तैनाती के विकल्प की तलाश की जाती है?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह)


(क) एवं (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। 





मंत्रालय में जन-शक्ति का मूल्यांकन के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 23.03.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 308 के भाग (क) एवं (ख) के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण।

(क) जी, नहीं। मंत्रालय में पूर्णरूपेण जनशक्ति के बारे में हाल ही में कोई औपचारिक संकलित आकलन नहीं किया गया है क्योंकि इसकी आवश्यकता महसूस नहीं की गई है। 
	तथापि, आवश्यकता के आधार पर तथा किफायत एवं सक्षमता के हित में पूर्व कृषि मंत्रालय जिसे वर्ष 1947 में पृथक मंत्रालय के रूप में स्थापित किया गया था। इसकी संरचना में पिछले कुछ दशकों से कई परिवर्तन हुए हैं। इसमें मंत्रिमंडल के आदेश पर अन्य मंत्रालयों के विषयों/विभागों को इस मंत्रालय में हस्तांतरित किया गया तथा इसके विपरित इस मंत्रालय के विषयों/विभागों को अन्य मंत्रालय में हस्तांतरित किया गया जिसके लिए जनशक्ति का हस्तांतरण भी अपेक्षित था। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1973 में कृषि मंत्रालय में कुछ विषयों का हस्तांतरण करके कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग सृजित किया गया था। वर्ष 1979 में इसमें सहकारिता विभाग जोड़ दिया गया था तथा इसका नाम परिवर्तन करके कृषि एवं सहकारिता विभाग कर दिया गया था। वर्ष 1983 में खाद्य विभाग को इस मंत्रालय से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय में हस्तांतरित कर दिया गया था। वर्ष 1986 में कई नए विषय एक नए मंत्रालय अर्थात खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिए गए थे। वर्ष 1991 में पशुपालन एवं डेयरी विभाग को इस मंत्रालय के भीतर एक पृथक विभाग के रूप में सृजित किया गया था जिसके संबंधित विषय उस विभाग को सौंप दिए गए थे। वर्ष 1991 में उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया था तथा ग्रामीण विकास विभाग को अलग करके एक पृथक मंत्रालय बना दिया गया था। वर्ष 1997 में मात्स्यिकी के विषय इस मंत्रालय से हटा दिए गए थे तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग को सौंप दिए गए थे। वर्ष 2015 में इस मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कर दिया गया था तथा कृषि एवं सहकारिता विभाग का नाम भी बदलकर कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग कर दिया गया था। 
	कर्मचारियों की आवश्यकता का आकलन वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग {स्टाफ इंसपेक्शन यूनिट (एसआईयू)} का अधिदेश है जो प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के अनुरोध पर ऐसे अध्ययन करता है। इस मंत्रालय के तहत कुछ संगठनों के संबंध में भी अलग से ऐसे कुछ आकलन किए गए हैं। उदहारणार्थ, वर्ष 2017 में व्यय विभाग के स्टाफ इंसपेक्शन यूनिट द्वारा किए गए प्रयास के माध्यम से डीएससीएंडएफडब्ल्यू के यंत्रीकरण एवं प्रशिक्षण विभाग के तहत पूर्वोत्तर कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं जांच संस्थान (एनईआरएफएमटीटीआई), असम के लिए 10 पदों का बढ़ाने के लिए मूल्यांकन किया गया था। इसी प्रकार एसआईयू ने डीएससीएंडएफडब्ल्यू के तहत नारियल विकास बोर्ड तथा सूखा प्रबंधन प्रभाग के लिए भी स्टाफ अध्ययन किए थे। इस मंत्रालय के तहत कुछ अन्य संगठनों अर्थात- केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल तथा रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी ने भी कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर) द्वारा गठित व्यय प्रबंधन समिति से अपने कर्मचारियों की आवश्यकताओं का आकलन करवाया था। 
डेयर के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने वर्ष 2012 में संवर्ग समीक्षा करने के साथ-साथ प्रशासनिक पदों का पुनर्गठन किया है जिसके अनुसार सहायकों, यूडीसी/एलडीसी की स्वीकृत संख्या की समीक्षा/निर्धारण किया गया था। वर्ष 2017 में फिर से सचिव, आईसीएआर की अध्यक्षता में एक समिति ने इस संगठन के पुनर्गठन पर विचार किया था तथा कई सिफारिशें की थीं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कुछ नए अनुभागों को स्थापित करना, कुछ प्रभागों/अनुभागों का विलय करना, एक अनुभाग को समाप्त करना तथा कुछ अनुभागों में स्टाफ आवंटन को बढ़ाना/कम करना शामिल था। 
	इस संबंध में हाल ही के समय में अन्य घटनाक्रम यह हुआ है कि केंद्र सरकार के नियंत्रण में  तिलहन एवं वनस्पति तेल उद्योग के एकीकृत विकास के लिए 1983 में गठित एक सांविधिक निकाय राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड (एनओवीओडी) को समाप्त कर दिया गया। यह बोर्ड राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति अधिनियम 1983 के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। इस बोर्ड को वृक्ष से प्राप्त तिलहनों (ट्री बॉर्न ऑयलसीड) के एकीकृत विकास के लिए नोडल दायित्व सौंपा गया था। केंद्र सरकार ने निरसन एवं संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा उक्त अधिनियम को रद्द कर इस बोर्ड को समाप्त कर दिया था। इस बोर्ड को समाप्त करने के बाद अतिरिक्त स्टाफ को अन्यत्र तैनात कर दिया गया है। 
	इस मंत्रालय के अंतर्गत एक मात्र सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अर्थात राष्ट्रीय बीज निगम को प्राईस वाटर हाऊस कूपर के माध्यम से मूल्य निर्धारण के लिए एचआरडी एवं संगठन पर रणनीतिक योजनाओं का कार्य सौंपा गया था। पीडब्ल्यूसी के मुख्य सिफारिशों में इन एककों में वर्तमान उत्पादन एवं विपणन कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 83 क्षेत्रीय कार्यालयों का 22 कार्यालयों में विलय करने अर्थात व्यापक क्षेत्र के कार्यालयों का उप एकक बनाने की सिफारिश शामिल थी। इसके अलावा विलय तथा उप-एकक स्थापित करने के बाद वर्ग क एवं ख के अंतर्गत कुछ अतिरिक्त स्टाफ को अन्य एरिया/क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात किया जा सकता है तथा वर्ग ग एवं घ के अंतर्गत अन्य स्टाफ को अन्य कार्यालयों में तैनात किया जा सकता है जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत वर्तमान स्टाफ का स्थान ले सकते हैं। वर्ष 2014 में पूर्ववर्ती स्टेट फार्म कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसएफसीआई) का एनएससी में विलय कर दिया गया था।
(ख) सामान्यतः विभिन्न सरकारी पदों एवं सेवाओं पर भर्ती, व्यय विभाग तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित नीति एवं प्रक्रियाओं के अनुसार की जाती है। जब भी कोई नया भर्ती अभियान शुरु किया जाता है तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पुनर्प्रशिक्षण एवं पुनर्नियोजन प्रभाग (आरआर प्रभाग) से अनापत्ति प्राप्त की जाती है। 
	भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों तथा कार्यालयों से पदों सहित अतिरिक्त घोषित किए गए कर्मचारियों का पुनर्नियोजन तथा पुनर्समायोजित संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सीधी भर्ती वाले सेवा या पदों को छोड़कर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा कार्यालयों में स्थित केंद्रीय सिविल सेवा के सीधी भर्ती की रिक्तियों पर किया जाता है। इन कर्मचारियों को आरआर प्रभाग के अतिरिक्त स्टाफ रोल में शामिल कर लिया जाता है। जिनका पुनर्नियोजन भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों तथा कार्यालयों द्वारा सूचित सीधी भर्ती की रिक्तियों पर किया जाता है।
	यदि किसी नियत समयावधि के दौरान अतिरिक्त स्टाफ की संख्या में से उपयुक्त अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध नहीं होते, तो ऐसे पदों को भर्ती नियम के अनुसार अन्य स्वीकार्य माध्यमों से भरने के लिए मांगकर्ता कार्यालय की सहायता के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। 	
इसके अलावा, यदि किसी विभाग में यह पाया जाता है कि किसी कर्मचारी की क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है तो वह या तो संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी को वापस कर दिया जाता है अथवा यदि वह इस मंत्रालय अथवा इसके किसी विभाग अथवा संगठन से संबंधित है तो उसे इस संगठन के भीतर अथवा बाहर किसी अन्य पद पर अनुकूल रूप से पुनर्नियोजित कर दिया जाता है अथवा उसे सरप्लस घोषित कर दिया जाता है तथा उसका नाम डीओपीटी के पुनर्प्रशिक्षण एवं पुनर्नियोजन प्रभाग को भेज दिया जाता है ताकि उसे किसी अन्य मंत्रालय/विभाग/संगठन में तैनात किया जा सके। 
तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और स्वायतशासी निकाय अपने संबंधित सरकारी विभागों द्वारा अनुमोदित नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार नए कार्मिकों की भर्ती करते समय स्वयं अपनी प्रक्रियाएं अपना सकते हैं। 
**********
